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जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।
.....
पोलावरम परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय देनदारी
1583. डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि सरकार ने पोलावरम परियोजना के संबंध में अपनी वित्तीय देनदारी 1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार ही निर्धारित करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या सरकार ने अपनी वित्तीय देनदारी को सीमित करने का निर्णय किया है जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अधिदेश के अनुसार इस परियोजना के निष्पादन का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का है; और 
(ग) 
सरकार ने यह निर्णय किस आधार पर किया है और तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ओ.एम. एफ. सं. 1(2)/पीएफ-1/2014(खंड) दिनांक 30.09.2016 के द्वारा केन्द्र सरकार ने पोलावरम परियोजना के वित्तपोषण की स्वीकृति दी गई। उसमें यह कहा गया कि केन्द्र सरकार 01.04.2014 - जब अधिनियम के अंतर्गत इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया, उस अवधि से शुरू परियोजना के केवल सिंचाई घटक की शेष राशि का अर्थात उस तिथि से सिंचाई घटक के व्यय का 100% भाग मुहैया कराएगी।
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